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HARYANA GOVT GAZ ., OCT . 2 , 1984 (ASVN . 10, 1906 SAKA) 


[ PART I . 


सं.प्रो. वि./एफ.डी./ 15-84/ 32088.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एम. जो . स्टील्ज प्रा . लि . 
लाट नं . 6, सैक्टर -4. बल्लागड़. के श्रमिक श्री पाखर सिंह तया, उसके प्रबन्धको के बोत्र इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपनविवाद को न्यायनिर्णय हेसु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को . धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम / 68/ 15254, दिनांक 26 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिमूचना सं . 11495 - जी - अन -57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के प्रधान गठित श्रम मायालय ,फरीदाबाद को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे तिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धको तपा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री पाखर सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो. वि/ एफ.डी./ 45-84 /32087.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एस जी ० स्टोल्न प्रा ०लि ., प्लाट. 
नं 0 6 , सैक्टर-1, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री जीत बहादुर तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें , इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना, वांछनीय समझसे हैं ; 

इसलिए . जव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 श्रम -68/1525 4,दिनांक 20 जून, 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम / 37/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादाग्रस्त या उससे संसुगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट 
करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अघमा संबंधित मामला 


the 


. 


. 


क्या श्री जीत बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो. वि/एफ. डी./45-8 4/32094.---चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं. एस ० जो स्टील्ज , प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6, सैक्टर -4 , बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री शिव सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम 68/15254,दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1953 द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद, को विवादाग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच . या तो विवादाग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 
है : 

क्या श्री शिव सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 29 अगस्त , 1984 


सं ० ओ ० वि ० आई० डी ० करनाल / 6283/ 32308.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ठेकेदार जोगेन्द्र सिंह , 
सपुत्र फूल सिंह थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रासन, पानीपत के श्रमिक श्री राम मेहर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : -- 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; . 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 19 अप्रैल , 
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1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त बन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


. 


क्या श्री राम मेहर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


। 


सं ० प्रो.विक /यपु / 14- 8432315. ~ चूकि हरियागा के राज्यपाल की राय है कि मै ० 1. हरियाणा रोडवेज , 
यमुनानगर 2 हरियाणा राज्य परिवाहन नियंत्रक , बाड़ोड़ के अमित श्री लेत्र हलर तया उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


राज 


और चूंकि हरियाणा के राममान निबाद को न्योपनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के स्तुण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) -84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा प्रोपिन को धारा 7 के प्रवीन गठन श्रम न्यायालर, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नोचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उा प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या जो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री लेख राज कार को सेवाओं का समापन न्यायोत्रित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ. वि./पानीप 1/ 37-84 /32322 --- चूंकि हरियाणा के राज्यराल को राये है कि ( 1) मै. सचित्र , हरियाणा राज्य 
निजली बोर्ड, सेक्टर -17, चण्डीगढ़, ( 2 ) सुप्रोटीडर इमोनियर ( पापरेशन ) सहल एच. एस . ई. बी . व करलाल , के श्रमिक श्री नरोतम 
चोपड़ा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के माद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है : 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्गय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यसल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं • 3( 44) 84-3 - श्रम , दिनांक 13 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रधान गठिन श्रन न्यायालय, मंबाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नोचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं. जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोव या तो विवादग्रस्त मानना है या विवाद से सुसंगत 
अपवा संबंधित मामला है : 


क्या.श्री नरोतम चौरड़ा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो. वि /पानीपत / 84-34/ 32329. - .. कि हरिया गा के राज्यपाल की राये है कि मै . सुपर सोल इण्डिया , कुलपुरा 
रोर करना न , के श्रमिक शोला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामने में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ? 


पौर के हरियाणा के राज्यपाल विवाद को चायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुर , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 14) 81-3- श्रम , दिनांक 18 प्रपंच. 1984 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला यायनिर्णय के लिए . 
निदिष्ट करते हैं, जो कि उ प्रबन्धों तया श्रमिक के बीच या दो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


- 


. 


क्या सुशीला की सेवालों का समापन न्यायोचित तथा ठोका है ? यदि नहों. तो वह किस राहत की हकदार है ? 


